
सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबतू करने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना शरुू की
● कें द्रीय रसायन और उर्वरक मतं्री जेपी नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबतू करने के लिए

एक योजना शरुू की।
● उद्देश्य: भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबतू करना, प्रमखु घटकों और सहायक

उपकरणों के निर्माण, कौशल विकास, नदैानिक ​​​​अध्ययन के लिए समर्थन, सामान्य बनुियादी ढांचे के
विकास और उद्योग को बढ़ावा देने जसेै महत्वपरू्ण के्षत्रों पर ध्यान कें द्रित करना।

● 500 करोड़ रुपये का यह प्रारंभिक परिव्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) तक तीन वर्षों के लिए
होगा।

कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी को मजंरूी दी
● कें द्रीय कैबिनेट ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मजंरूी दे दी.
● उद्देश्य: सार्वजनिक और निजी दोनों ससं्थानों में मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण के रूप में मौद्रिक

सहायता प्रदान करना।
● कोई भी मेधावी छात्र जो गणुवत्तापरू्ण उच्च शिक्षण ससं्थानों में प्रवेश लेता है, वह बैंकों और वित्तीय

ससं्थानों से सपंार्श्विक-मकु्त और गारंटर-मकु्त ऋण के लिए पात्र होगा।
● ऋण परूी ट्यशून फीस और पाठ्यक्रम से सबंधंित अन्य खर्चों को कवर करेगा।
● 2024-25 से 2030-31 के लिए 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
● इस योजना से 2.2 मिलियन से अधिक छात्रों को कवर करने की उम्मीद है जो सभंावित रूप से हर

साल पीएम-विद्यालक्ष्मी लाभ उठा सकते हैं।
● कें द्र सरकार द्वारा 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि 75 प्रतिशत के्रडिट गारंटी पर प्रदान की जाएगी।
● ब्याज छूट का भगुतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से

किया जाएगा।
● इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख

रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट की पेशकश करेगी।
● हर साल 100,000 छात्रों को अनदुान सहायता की पेशकश की जाएगी।



आधं्र प्रदेश के मखु्यमतं्री ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शरुू की
● आधं्र प्रदेश के मखु्यमतं्री चदं्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना शरुू की।
● उद्देश्य: महिलाओं को मफु्त गसै सिलेंडर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना।
● योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष तीन मफु्त गसै सिलेंडर मिलेंगे।
● अन्य कल्याणकारी उपाय:
● स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष।
● शिक्षा सहायता के लिए "थल्लिकी वधंनम" कार्यक्रम।

राष्ट्रव्यापी स्वयसेंवी पहल: 'यह दिवाली मेरे भारत के साथ'
● कें द्रीय मतं्री डॉ. मनसखु मडंाविया ने माय भारत पोर्टल की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक

राष्ट्रव्यापी स्वयसेंवी पहल, 'इस दिवाली मेरे भारत के साथ - ये दिवाली मेरे भारत के साथ' शरुू की है।
● इसे 27 से 30 अक्टूबर, 2024 तक शडे्यलू किया जा रहा था।
● इस पहल का लक्ष्य दिवाली उत्सव के दौरान सामाजिक सेवा और सामदुायिक भावना को बढ़ावा देने

के लिए भारत में 500 स्थानों पर 200,000 से अधिक स्वयसेंवकों को शामिल करना है।
● यवुा मामले विभाग www.myभारत.gov.in पर MY भारत पोर्टल पर पजंीकरण करके यवुाओं की

भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana
● प्रधानमतं्री वनबधंु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई), 28 अक्टूबर 2014 को शरुू की गई।
● यह भारत के जनजातीय समदुायों के उत्थान और समावेशन को लक्षित करने वाली एक पहल है, जो

आबादी का 8.9% प्रतिनिधित्व करते हैं।
● यह योजना 2021-2026 तक ₹26,135.46 करोड़ के बजट आवटंन के साथ सतत विकास पर जोर

देती है।
● पीएमवीकेवाई के छह मखु्य घटक:
● Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana:
● विशषे रूप से कमजोर जनजातीय समहूों (पीवीटीजी) का विकास
● जनजातीय अनसुधंान ससं्थानों (टीआरआई) को सहायता
● प्री-मटै्रिक छात्रवतृ्ति
● पोस्ट-मटै्रिक छात्रवतृ्ति



● परियोजना प्रबधंन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता
● पीएमवीकेवाई के छह मखु्य घटक:
● Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana:
● विशषे रूप से कमजोर जनजातीय समहूों (पीवीटीजी) का विकास
● जनजातीय अनसुधंान ससं्थानों (टीआरआई) को सहायता
● प्री-मटै्रिक छात्रवतृ्ति
● पोस्ट-मटै्रिक छात्रवतृ्ति
● परियोजना प्रबधंन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता
● अतिरिक्त पहल
● एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
● Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission (PMJVM)
● अनसुचूित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)

Union Minister Mansukh Mandaviya to Launch ‘eShram-One Stop Solution’
● श्रम और रोजगार मतं्री डॉ. मनसखु मडंाविया नई दिल्ली में असगंठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप

सॉल्यशून ईश्रम का शभुारंभ करेंगे।
● यह मचं यह सनुिश्चित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा कि असगंठित श्रमिकों की

विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसान पहंुच हो।
● उद्देश्य: असगंठित श्रमिकों के लिए बनाई गई सभी सामाजिक सरुक्षा और कल्याण योजनाओं के

लाभार्थियों के बारे में जानकारी को एक ही मचं के माध्यम से प्रभावी तरीके से एकीकृत करना।
● इस पहल से असगंठित श्रमिकों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जागरूक होने में मदद

मिलेगी।

असम के मखु्यमतं्री ने मिशन बसुधंरा 3.0 लॉन्च किया
● असम के मखु्यमतं्री हिमतं बिस्वा सरमा ने गवुाहाटी में मिशन बसुधंरा 3.0 लॉन्च किया।
● उद्देश्य: स्वदेशी लोगों को भमूि अधिकार प्रदान करना।
● इसके तहत राज्य के लोगों के लाभ के लिए भमूि सबंधंी विभिन्न सेवाओं को डिजिटल बनाने और

मानचित्र प्रकाशित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
● राज्य के मखु्यमतं्री ने राजस्व विभाग की डिजीडॉक भी लॉन्च की, जो गरै-पजंीकरण योग्य और

वकैल्पिक पजंीकरण योग्य दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल निर्देशिका है।
● निर्देशिका सेवाओं को सवु्यवस्थित करेगी, प्रससं्करण समय कम करेगी, सार्वजनिक सवुिधा बढ़ाएगी

और पहंुच और दक्षता में सधुार करेगी।

सरकार उड़ान योजना को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाएगी
● उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना शरुू में 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल की अवधि के लिए

शरुू की गई थी।
● उड़ान का उद्देश्य के्षत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना और उड़ान को अधिक किफायती बनाना है।
● के्षत्रीय हवाई सपंर्क योजना के तहत 601 मार्गों और 71 हवाई अड्डों का सचंालन किया गया है।
● इस बीच, देश में परिचालन हवाई अड्डों की सखं्या 2014 में 74 से दोगनुी होकर 2024 में 157 हो गई

है और लक्ष्य 2047 तक गिनती को 350-400 तक बढ़ाने का है।

EAM Jaishankar launches e-Migrate portal
● विदेश मतं्री डॉ. एस जयशकंर ने दिल्ली में eMigrate V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन

किया।
● eMigrate पोर्टल भारतीय प्रवासियों के लिए सरुक्षित और काननूी गतिशीलता चनैलों को बढ़ावा देता

है।



● यह सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 10 के साथ भी सरेंखित है जो लोगों के
व्यवस्थित, सरुक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और गतिशीलता की सवुिधा को बढ़ावा देता
है।

महान योजना
● GREAT का तात्पर्य तकनीकी वस्त्रों में इच्छुक नवप्रवर्तकों के लिए अनसुधंान और उद्यमिता के

लिए अनदुान से है।
● इसे व्यावसायीकरण सहित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में प्रोटोटाइप का अनवुाद करने में व्यक्तियों

और कंपनियों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
● गे्रट योजना राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के उद्देश्यों के अनरुूप है।
● उद्देश्य:
● i) भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी ततं्र के विकास को बढ़ावा देना।
● ii) बायोडिगे्रडबेल और टिकाऊ वस्त्र, उच्च-प्रदर्शन और विशषे फाइबर और स्मार्ट वस्त्र जसेै विशिष्ट

उप-खडंों पर ध्यान कें द्रित करता है।
● गे्रट योजना राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के उद्देश्यों के अनरुूप है।
● उद्देश्य:
● i) भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी ततं्र के विकास को बढ़ावा देना।
● ii) बायोडिगे्रडबेल और टिकाऊ वस्त्र, उच्च-प्रदर्शन और विशषे फाइबर और स्मार्ट वस्त्र जसेै विशिष्ट

उप-खडंों पर ध्यान कें द्रित करता है।
● फंडिगं:
● 18 महीने तक की अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक की अनदुान सहायता प्रदान करता है।
● कपड़ा मतं्रालय इनक्यबेूटरों को कुल अनदुान सहायता का 10% अतिरिक्त प्रदान करता है।
● इनक्यबेूटियों को न्यनूतम 10% का योगदान करना आवश्यक है।
● इनक्यबेूटरों में आईआईटी, एनआईटी, कपड़ा अनसुधंान सघं और उत्कृष्टता कें द्र शामिल हैं।

कैबिनेट ने IndiaAI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक की मजंरूी दी
● योजना का नाम: इंडियाएआई मिशन
● सरकार द्वारा स्वीकृत राशि: 10,300 करोड़ रुपये से अधिक
● उद्देश्य: भारत के AI नवाचार पारिस्थितिकी ततं्र को मजबतू करना
● IndiaAI डटेासेट प्लेटफ़ॉर्म को IndiaAI के स्वततं्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा विकसित किया

जाएगा।
● IndiaAI मिशन के बारे में सब कुछ:
● पषृ्ठभमूि:
● भारत ने एक कृत्रिम बदु्धिमत्ता (एआई) मिशन लॉन्च किया, जिसकी घोषणा भारत के प्रधान मतं्री ने

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन 2023, नई दिल्ली
में की।

● इस मिशन के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मतं्रालय (MeitY) देखेगा:
● (1) 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिगं इकाइयों (जीपीय)ू की कंप्यटूिगं क्षमता स्थापित करना
● (2) स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शासन जसेै प्राथमिकता वाले के्षत्रों के लिए प्रमखु भारतीय भाषाओं

को कवर करने वाले डटेासेट पर प्रशिक्षित मलूभतू मॉडल विकसित करने में मदद करना।
● द्वारा कार्यान्वित: डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत 'इंडियाएआई' स्वततं्र व्यापार

प्रभाग (आईबीडी)
● IndiaAI मिशन की 7 प्रमखु विशषेताएं:
● इंडियाएआई गणना क्षमता
● इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर
● IndiaAI डटेासेट प्लेटफ़ॉर्म
● IndiaAI अनपु्रयोग विकास पहल
● इंडियाएआई फ्यचूरस्किल्स



● इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिगं
● सरुक्षित एवं विश्वसनीय एआई

कैबिनेट ने 12 औद्योगिक नोड्स/शहरों को मजंरूी दी
● राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 औद्योगिक नोड्स/शहर

प्रस्तावों को मजंरूी
● स्वीकृत: पीएम मोदी
● अनमुानित निवेश: रु. 28,602 करोड़
● 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमखु गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध, ये परियोजनाएं

भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपरू्ण छलांग का
प्रतिनिधित्व करती हैं।

● These industrial areas will be located in Khurpia in Uttrakhand, Rajpura-Patiala in
Punjab, Dighi in, Maharashtra, Palakkad in Kerela, Agra and Prayagraj in UP, Gaya
in Bihar, Zaheerabad in Telangana, Orvakal and Kopparthy in AP and Jodhpur-Pali in
Rajasthan.



कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना 'विज्ञान धारा' को मजंरूी दी
● Name of scheme: Vigyan Dhara
● विभाग: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)।
● एजेंडा: तीन प्रमखु योजनाओं का विलय
● इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं:
● विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) ससं्थागत और मानव क्षमता निर्माण,
● अनसुधंान एवं विकास और
● नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तनैाती।
● 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना 'विज्ञान धारा' के

कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,579.84 करोड़ रुपये है।

स्पाइसेस बोर्ड ने 'स्पाइस्ड स्कीम' लॉन्च की
● योजना का नाम: 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तके्षप के

माध्यम से मसाला के्षत्र में स्थिरता (स्पाइस्ड)
● 15वें वित्त आयोग चक्र की शषे अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू किया गया
● कुल स्वीकृत परिव्यय 422.30 करोड़ रुपये
● SPICED योजना से मिशन मलू्य सवंर्धन, मिशन स्वच्छ और सरुक्षित मसालों, जीआई मसालों को

बढ़ावा देने, स्पाइस इनक्यबेूशन के माध्यम से उद्यमिता के लिए समर्थन जसेै नए
उप-घटकों/कार्यक्रमों को शरुू करके मसाला के्षत्र में मलू्य सवंर्धन की सवुिधा और नवाचार और
स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कें द्र, आदि

नोट: मसाला बोर्ड, कें द्रीय वाणिज्य और उद्योग मतं्रालय के अतंर्गत

जियो पारसी योजना पोर्टल का शभुारंभ
● लॉन्च: जियो पारसी योजना पोर्टल
● लॉन्च किया गया: किरेन रिजिज,ू कें द्रीय अल्पसखं्यक मामलों के मतं्री
● एजेंडा: पारसियों को ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाना, उनके आवेदन की स्थिति की जांच

करना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
● जियो पारसी योजना अल्पसखं्यक कार्य मतं्रालय द्वारा कार्यान्वित एक अनठूी कें द्रीय के्षत्र योजना है।



सरकार ने EMPS 2024 की अवधि दो महीने बढ़ा दी है
● भारी उद्योग मतं्रालय द्वारा शरुू की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस

2024) का उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देना है।
● ईएमपीएस योजना मलू रूप से 1 अप्रलै, 2024 से 31 जलुाई, 2024 तक चलने के लिए निर्धारित की

गई थी, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये था।
● इस योजना को दो महीने यानी 30 सितबंर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
● इसके अतिरिक्त, योजना का परिव्यय बढ़ाकर रु. 778 करोड़.
● इस योजना का लक्ष्य परू्व फास्टर एडॉप्शन एंड मनै्यफैुक्चरिगं ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स - II

(FAME-II) योजना की जगह लेते हुए ईवी बिक्री में वदृ्धि को बनाए रखना है।
● 500 करोड़ रुपये के आवटंन के साथ नई योजना 1 अप्रलै को शरुू हुई।
● सरकार ने इस योजना के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सवु्यवस्थित कर दिया है।
● बढ़ती मांग को प्रबधंित करने और ईवी निर्माताओं पर बोझ कम करने के लिए सरकार ने अधिकतम

सब्सिडी सीमा कम कर दी है।

पीएमजीदिशा के तहत 47.8 मिलियन ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर प्रमाणित किया गया
● 31 मार्च, 2024 को सपंन्न हुए प्रधान मतं्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के

तहत, ग्रामीण परिवारों में 47.8 मिलियन लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर के रूप में प्रमाणित किया
गया था।

● इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय ने दी जानकारी.
● इस योजना के तहत, लोगों को डिजिटल उपकरणों (कंप्यटूर, टैबलेट, स्मार्टफोन) को सचंालित करने,

दैनिक जीवन में इंटरनेट का उपयोग करने, डिजिटल लेनदेन करने और डिजिटल सरकार, स्वास्थ्य
सेवा और वित्तीय सेवाओं तक पहंुचने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

● पीएमजीदिशा योजना दो साल के भीतर ग्रामीण भारत में साठ मिलियन नागरिकों को बनुियादी
डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी 2017 में शरुू की गई थी, जिसमें लगभग 40
प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को लक्षित किया
गया था।

● 91.8 प्रतिशत के साथ, गोवा में पजंीकृत से प्रशिक्षित उम्मीदवारों में सबसे अधिक रूपांतरण देखा
गया, इसके बाद बिहार में 89.9% का परिवर्तन हुआ। पजंीकृत से प्रशिक्षित उम्मीदवारों में सबसे कम
रूपांतरण लक्षद्वीप में 24.6% के साथ हुआ, इसके बाद अडंमान और निकोबार द्वीप समहू में
52.7% रहा।

एआईएफ योजना
● एआईएफ योजना के बारे में:
● लॉन्च किया गया: 2020
● उद्देश्य: नकुसान को कम करने, किसानों के लिए बेहतर मलू्य प्राप्त करने, कृषि में नवाचार को

बढ़ावा देने और कृषि बनुियादी ढांचे के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए फसल कटाई के बाद
प्रबधंन बनुियादी ढांचे का विकास करना।

● कुल परिव्यय: 2025-26 तक बैंकों और वित्तीय ससं्थानों के माध्यम से 1 ट्रिलियन रुपये का
वित्तपोषण

● अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए बैंकों द्वारा दिए गए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर लाभार्थियों
को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी।

कें द्रीय मतं्री जीतन राम मांझी ने विश्व एमएसएमई दिवस पर दो नई योजनाएं शरुू कीं
● लॉन्च: एमएसएमई टीम, और यशस्विनी अभियान
● लॉन्च किया गया: कें द्रीय सकू्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मतं्री, जीतन राम मांझी
● 'एमएसएमई टीम':



● डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के लिए पांच लाख सकू्ष्म और लघु उद्यमों को सवुिधा प्रदान
करने का लक्ष्य है।

● Yashasvini campaign:
● महिलाओं के स्वामित्व वाले अनौपचारिक सकू्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने और आवश्यक

समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए जन जागरूकता पर ध्यान कें द्रित किया गया है।

कें द्र ने महत्वपरू्ण खनिजों की खोज के लिए आशंिक प्रतिपरू्ति  योजना की घोषणा की
● खान मतं्रालय ने लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आशंिक प्रतिपरू्ति  प्रदान करने की योजना

की घोषणा की।
● सरकार महत्वपरू्ण खनिजों की खोज के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 50 प्रतिशत प्रतिपरू्ति

प्रदान करेगी।
● कें द्रीय कोयला और खान मतं्री जी. किशन रेड्डी ने महत्वपरू्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी की

चौथी किश्त भी लॉन्च की, और पहली किश्त के दौरान नीलामी में रखे गए छह ब्लॉकों के लिए
पसदंीदा बोलीदाताओं की घोषणा की।

● नीलामी की चौथी किश्त के तहत, सरकार ने महत्वपरू्ण खनिज के 21 ब्लॉकों को शामिल किया।
● इसके अतिरिक्त, इस किश्त के हिस्से के रूप में, 10 महत्वपरू्ण खनिज ब्लॉक नीलामी की पिछली

किश्तों के "दसूरे प्रयास" ब्लॉक के रूप में पेश किए गए हैं।
● ये 10 ब्लॉक आधं्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं

और इनमें टंगस्टन, वनेैडियम, गे्रफाइट, ग्लौकोनाइट, कोबाल्ट और निकल जसेै महत्वपरू्ण महत्वपरू्ण
खनिज हैं।

सरकार ने 13595 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजनाओं को मजंरूी दी
● के लिए अनमुोदन: अतंर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) योजनाएं
● एजेंडा: राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावॉट आरई बिजली निकालना
● ये योजनाएं 2030 तक 500 गीगावॉट आरई क्षमता का हिस्सा हैं, जिसमें से 200 गीगावॉट पहले से

ही जडु़ा हुआ है।
● राजस्थान:
● राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा के्षत्र (आरईजेड) की बिजली निकासी योजना राजस्थान से 4.5 गीगावॉट

आरई बिजली निकालेगी।



● इसमें फतहेगढ़ कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट, बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से 2.5 गीगावॉट और नागौर (मेड़ता)
कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट शामिल है।

● यह बिजली उत्तर प्रदेश के मनैपरुी के्षत्र, फ़तहेपरु और उरई को हस्तांतरित की जाएगी।
● समापन अवधि: दो वर्ष
● लागत: ₹12,241 करोड़।
● Karnataka:
● कोप्पल के्षत्र और गडग के्षत्र से 4.5 गीगावॉट आरई बिजली खाली करें।
● यह योजना जनू 2027 तक परूी हो जायेगी.
● योजना की लागत लगभग ₹1,354 करोड़ है।

कैबिनेट ने कें द्र प्रायोजित वन्यजीव सरंक्षण योजना को मजंरूी दी
● कें द्रीय मतं्रिमडंल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए ₹2,602.98 करोड़ के समग्र परिव्यय के लिए

वन्यजीव आवास योजना के एकीकृत विकास को मजंरूी दे दी है।
● इस पहल में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफें ट और वन्यजीव आवास का विकास जसेै महत्वपरू्ण

घटक शामिल हैं।
● योजना के प्रमखु घटक:
● प्रोजेक्ट टाइगर: ₹1,575 करोड़ आवटंित
● परियोजना हाथी: ₹182.58 करोड़ आवटंित
● वन्यजीव आवास का विकास: ₹845.4 करोड़ आवटंित

वित्त मतं्रालय ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 को अधिसचूित किया
● कें द्रीय वित्त मतं्रालय ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 को अधिसचूित किया, जो 1

अक्टूबर से लागू होगी।
● यह योजना करदाताओं को 22 जलुाई की कटऑफ तिथि से पहले सपु्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और

अपीलीय न्यायाधिकरणों में लबंित अपील, रिट याचिकाओं और विशषे अनमुति याचिकाओं को
निपटाने की अनमुति देगी।

● योजना में कहा गया है कि यदि किसी करदाता के पास आयकु्त, न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष कर अपील लबंित है, तो वे मकुदमा नहीं करने का विकल्प चनु
सकते हैं और इसके बजाय परूी कर राशि का भगुतान करके अपील का निपटान कर सकते हैं, जिससे
कोई भी ब्याज और जरु्माना माफ हो जाएगा।

यह उन मामलों पर लागू होता है जहां करदाता ने अपील दायर की है।

कैबिनेट ने 'बायो-राइड' योजना को मजंरूी दी
● प्रधान मतं्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कें द्रीय मतं्रिमडंल ने जवै प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की दो

प्रमखु योजनाओं को जारी रखने की मजंरूी दे दी, जिन्हें एक योजना के रूप में विलय कर दिया गया-
'जवै प्रौद्योगिकी अनसुधंान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-आरआईडीई)' को एक नए घटक
अर्थात ् बायोमनै्यफैुक्चरिगं और बायोफाउंड्री।

● इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं:
● क) जवै प्रौद्योगिकी अनसुधंान और विकास (आर एंड डी);
● बी) औद्योगिक और उद्यमिता विकास (आई एंड ईडी)
● ग) बायोमनै्यफैुक्चरिगं और बायोफाउंड्री
● 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना 'बायो-राइड' के

कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 9197 करोड़ रुपये है।



Cabinet approves Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan
● Approval for Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan
● कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (कें द्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा:

22,823 करोड़ रुपये)
● उद्देश्य: आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए सतंपृ्ति कवरेज

अपनाकर आदिवासी समदुायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सधुार करना।
● जसैा कि बजट भाषण 2024-25 में घोषित किया गया था, यह लगभग 63,000 गांवों को कवर

करेगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
● यह 30 राज्यों/कें द्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिलों और 2,740

ब्लॉकों को कवर करेगा।
● 2011 की जनगणना के अनसुार भारत में एसटी आबादी 10.45 करोड़ है और देश भर में फैले 705 से

अधिक आदिवासी समदुाय दरूदराज और दरु्गम के्षत्रों में रहते हैं।



कैबिनेट ने पीएम-आशा की योजनाओं को जारी रखने की मजंरूी दी
● प्रधानमतं्री अन्नदाता आय सरंक्षण अभियान (पीएम-आशा) की योजनाओं को जारी रखने को मजंरूी
● कारण: किसानों को लाभकारी मलू्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तओुं की

कीमत में अस्थिरता को नियतं्रित करना।
● कुल वित्तीय व्यय रु. होगा. 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़

'मिशन मौसम' को कैबिनेट की मजंरूी
● प्रधान मतं्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कें द्रीय मतं्रिमडंल ने दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के

परिव्यय के साथ 'मिशन मौसम' को मजंरूी दे दी है।
● मिशन मौसम मखु्य रूप से पथृ्वी विज्ञान मतं्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
● फोकस: चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया

करने की भारत की क्षमता को बढ़ाना।



● प्रमखु ससं्थान: भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबधंीय मौसम विज्ञान ससं्थान और
राष्ट्रीय मध्यम दरूी के मौसम परू्वानमुान कें द्र।

●

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमतं्री ग्राम सड़क योजना - IV (PMGSY-IV) के
कार्यान्वयन को मजंरूी दी

● प्रधान मतं्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कें द्रीय मतं्रिमडंल ने "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के
दौरान प्रधान मतं्री ग्राम सड़क योजना - IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन" के लिए ग्रामीण
विकास विभाग के प्रस्ताव को मजंरूी दे दी।

● पात्र 25,000 असबंद्ध बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करने और नई कनेक्टिविटी सड़कों पर
पलुों के निर्माण/उन्नयन के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
प्रदान की जानी है।

● कें द्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये है।
● इसकी शरुुआत पात्र ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के

लिए वर्ष 2000 में शरुू की गई 100% कें द्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थी।
● पीएमजीएसवाई-II (2013), पीएमजीएसवाई-III (2019)

कैबिनेट ने पीएम-ईबस सेवा-भगुतान सरुक्षा ततं्र (पीएसएम) योजना को मजंरूी दी



● प्रधान मतं्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कें द्रीय मतं्रिमडंल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों
(पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और सचंालन के लिए रुपये के परिव्यय के साथ "पीएम-ईबस
सेवा-भगुतान सरुक्षा ततं्र (पीएसएम) योजना" को मजंरूी दे दी है। . 3,435.33 करोड़।

● यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों)
की तनैाती का समर्थन करेगी।

● यह योजना तनैाती की तारीख से 12 साल तक की अवधि के लिए ई-बसों के सचंालन का समर्थन
करेगी।

कैबिनेट ने इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति को मजंरूी
दी

● प्रधान मतं्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कें द्रीय मतं्रिमडंल ने इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देने के लिए
'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यशून इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना'
नामक योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मतं्रालय (एमएचआई) के प्रस्ताव को मजंरूी दे दी
है। देश में गतिशीलता.

● इस योजना का दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
● पीएम ई-ड्राइव भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तजेी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME India

चरण II) की जगह लेगा।
● यह योजना 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर और 14,028 ई-बसों को

समर्थन देगी।
● इसे लागू करने के लिए, 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों - दिल्ली, मुबंई, कोलकाता,

चेन्नई, अहमदाबाद, सरूत, बेंगलरुु, पणेु और हैदराबाद में कन्वीनियसं एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
(सीईएसएल) द्वारा मांग एकत्रीकरण किया जाएगा।



कैबिनेट ने 31,350 मेगावाट की जलविद्यतु परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपये की सहायता को
मजंरूी दी

● कें द्रीय मतं्रिमडंल ने 31,350 मेगावाट जलविद्यतु परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपये के कुल
परिव्यय के साथ जलविद्यतु परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बनुियादी ढांचे को सक्षम करने की
लागत के लिए बजटीय समर्थन की योजना में सशंोधन के लिए विद्यतु मतं्रालय के प्रस्ताव को मजंरूी
दे दी।

● बयान के मतुाबिक, यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू रहेगी।
● बनुियादी ढांचे को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय समर्थन की सीमा को 200 मेगावाट तक

की परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये/मेगावाट और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के
लिए 200 करोड़ रुपये प्लस 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक तर्क सगंत बनाया गया है।


